


          लेकिन घर खरीदारों को भी अपने दायित्वों का पालन करना होगा। यदि कोई घर
खरीदार उत्तर प्रदेश में संपत्ति खरीदने का इरादा रखते हैं तो उन्हें रेरा में पंजीकृ त
परियोजना में ही निवेश करना चाहिए। यदि परियोजना पंजीकृ त नहीं है, तो खरीदार को
अविलंब रेरा में शिकायत दर्ज करनी चाहिए। इसके  लिए हम आमजन में जागरूकता
बढ़ाने के  लिए मास मीडिया सहित सभी माध्यमों पर कार्य कर रहे है। प्रोमोटर व एजेन्ट
की जिम्मेदारी तय करने हेतु उन्हें रेरा अधिनियम के  उल्लंघन के  अन्तर्गत नोटिस भी जारी
किए जा रहे है। 

         प्राधिकरण रियल एस्टेट एजेन्ट के  लिए एक प्रशिक्षण और प्रमाणन कार्यक्रम भी
शुरू कर रहा है। इस योजना के  अनुसार हम एजेंट को रेरा अधिनियम के  प्राविधानों और
पारित आदेशों के  अनुसार प्रशिक्षित करेंगे जिसमें सेक्टर में उनका व्यवयहार, उनकी
भूमिका, सेक्टर के  विभिन्न पहलुओं और नैतिकता, नैतिकता, वित्तीय निष्ठा आदि शामिल
है। उसके  बाद एक परीक्षा होगी जिसमें पास होने वाले एजेंट को ही रेरा से पंजीयन प्राप्त
हो सके गा।

         रेरा संकल्प से जुड़े रहने के  लिए आपका सहृदय धन्यवाद । 

सचिव का संदेश

       रियल एस्टेट एक ऐसा सेक्टर है जहां यदि कोई परियोजना
किसी प्रोमोटर् द्वारा प्रारम्भ किया गया है और घर खरीदारों ने
इसमें निवेश किया है तो प्रोमोटर की यह जिम्मेदारी है कि हर
हाल में परियोजना को पूरा करें क्योंकि प्रोजेक्ट के  हितधारक
विभिन्न वर्गों के  लोग होते है जिनका हित प्रोजेक्ट के  निर्माण से
प्रारंभ होकर पजेशन तथा उसके  रख-रखाव तक से जुड़ा होता
है। यदि प्रोमोटर इस उद्देश्य से परियोजना का निर्माण और
विकास करें तो प्रोमोटर और आवंटियों के  मध्य विवाद नहीं होंगे 

प्रमोद कु मार उपाध्याय 
सचिव, उ.प्र. रेरा

और रेरा में आने वाली शिकायतों में कमी आ सकती है और अगर इसमे वित्तीय अनुशासन
लाया जाए तो प्रोमोटर अपनी परियोजना हर हाल में पूर्ण कर सकते है।
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उ. प्र. रेरा का महत्वपूर्ण प्रयास 

उ.प्र. रेरा पोर्टल पर सही फार्मैट में अभिलेख अपलोड किए जाएं

          उ.प्र. रेरा ने पक्षकारों द्वारा शिकायत पोर्टल पर अपलोड किए जाने वाले अभिलेखों को सही
फॉर्मेट में अपलोड करने के  सम्बन्ध में नये आदेश जारी किए गए हैं। पक्षकारों को आदेश दिए गए कि
ई-कोर्ट्स में उनके  द्वारा साक्ष्य के  रूप में कोई भी अभिलेख के वल पी.डी.एफ. फाइल में ही अपलोड
किया जाए। पी.डी.एफ. तैयार करने के  लिए अभिलेख को किसी स्कै नर मशीन की सहायता से स्कै न
किया जाए और अगर स्कै नर मशीन उपलब्ध नहीं है और मोबाइल का उपयोग करके  डॉक्यूमेन्ट स्कै न
किया जाना हो तो स्कै निंग हेतु समुचित स्कै नर ऐप का उपयोग किया जाए। यह भी ध्यान रखा जाए
कि अभिलेख किसी फ्लैट सरफे स पर रख कर मोबाइल स्कै नर ऐप की सहायता से स्कै न किया जाए। 

         उ.प्र. रेरा द्वारा शिकायत पोर्टल पर अपलोड किए जाने वाली फाइलों की साइज़ 2 एम .बी. से
बढ़ाकर 3 एम.बी. कर दिया गया है। कभी-कभी पक्षकारों द्वारा यह कहा जा रहा था कि अभिलेख
की साइज़ बड़ी होने के  कारण सही प्रकार से अपलोड करने में कठिनाई होती है। पी.डी.एफ. के  लिए
3 एम .बी. साइज़ पर्याप्त है, फिर भी अगर किसी अभिलेख की साइज़ बहुत बड़ी है और वेब पोर्टल
पर अपलोड करने के  लिए कॉम्प्रेस किया जाना आवश्यक हो तो उ.प्र. रेरा के  आदेश दिनांक
28.03.2024 के  साथ पी.डी.एफ. काम्प्रेशन के  सम्बन्ध में संलग्न दिशा-निर्देशों का संदर्भ लिया
जाए। 
            ई-कोर्ट्स में शिकायतों की सुनवाई के  दौरान यह देखा जाता है कि पक्षकारों द्वारा अपलोड
किए गए बहुत से अभिलेख स्वच्छ तथा पठनीय नहीं होते हैं जिससे शिकायतों की सुनवाई तथा
निस्तारण में व्यवधान आता है और अभिलेखों को पुनः फाइल करने के  लिए अवसर देने पर
शिकायतों के  निस्तारण में अनावश्यक विलम्ब होता है।
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प्रोमोटर्स को स्वीकृ त मानचित्र के  अनुसार ही परियोजना का नाम रखने के  निर्देश

        उ.प्र. रेरा द्वारा दिनांक 16.03.2024 को विकास प्राधिकरणों द्वारा परियोजना के  मानचित्र की
स्वीकृ ति तथा परियोजना के  ब्राण्ड नेम के  सम्बन्ध में एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया। यह
आदेश विकास प्राधिकरणों द्वारा परियोजना के  मानचित्र की स्वीकृ ति, प्रोमोटर द्वारा परियोजना का
ब्राण्ड नेम तय करने तथा परियोजना की मार्के टिंग के  लिए उसके  प्रचार-प्रसार के  सम्बन्ध में यथोचित
दिशा-निर्देश प्रदान करता है।
 

      यह देखा गया है कि विकास प्राधिकरणों द्वारा कभी-कभी ऐसे व्यक्ति या इकाई के  नाम से
मानचित्र की स्वीकृ ति जारी कर दी जाती है जो वास्तविक भू-स्वामी नहीं है जबकि रेरा अधिनियम के
अनुसार परियोजना की भूमि पर प्रोमोटर का विधिक स्वत्व आवश्यक है और भू-स्वामी के  नाम से ही
मानचित्र निर्गत किया जा सकता है। उ.प्र. रेरा द्वारा स्पष्ट आदेश जारी कर दिए गए हैं कि विकास
प्राधिकरणों द्वारा भू-स्वामी के  नाम से मानचित्र स्वीकृ त किया जाए और परियोजना की ओ.सी. या
सी.सी. में स्वीकृ त मानचित्र के  आधार पर ही विवरण लिखे जायें। उ.प्र. रेरा द्वारा अपर मुख्य सचिव,
आवास तथा अपर मुख्य सचिव, औद्योगिक विकास विभाग को संदर्भ भेज कर उनसे अनुरोध किया
गया है कि अपने विभागान्तर्गत सक्षम प्राधिकरणों को इस आशय के  निर्देश जारी कर दें।

      उ.प्र. रेरा के  इस आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि प्रोमोटर द्वारा उ.प्र. रेरा में उसी नाम के
साथ परियोजना पंजीकृ त करायी जाएगी जिस नाम से विकास प्राधिकरण द्वारा परियोजना का
मानचित्र स्वीकृ त किया गया है और पंजीकृ त परियोजना, टावर तथा ब्लॉक का नाम भी वही रखा
जाएगा जो स्वीकृ त मानचित्र में दिया गया है। रेरा द्वारा यह देखा गया कि स्वीकृ त मानचित्र तथा रेरा में
पंजीकरण विवरण में परियोजना तथा ब्लॉकक्स या टावर्स के  नामों में भिन्नता होने के  कारण
परियोजना की ओ.सी. या सी.सी. से यह समझ पाना मुश्किल होता है कि प्रश्नगत ओ.सी. या सी.सी.
रेरा में पंजीकृ त परियोजना के  सम्बन्ध में है अथवा नहीं। परिणाम स्वरूप परियोजना की वास्तविक
स्थिति को समझने या परियोजना के  एकाउण्ट क्लोज़र के  प्रार्थना-पत्र पर निर्णय लेने में कठिनाईयां
होती हैं। यह भी देखा गया है कि प्रोमोटर्स द्वारा परियोजना के  रेरा नाम से भिन्न नामों से भी मार्के टिंग
की जाती है। उन्हें अब आदेश दे दिए गए हैं कि जिस नाम से परियोजना पंजीकृ त है तथा रेरा में टावर
या ब्लॉक के  जो भी नाम दिए गए हैं, प्रोमोटर्स उसी नाम से परियोजना की मार्के टिंग करें।
   

      परियोजना के  स्वीकृ त मानचित्र तथा रेरा में पंजीकृ त मानचित्र और परियोजना तथा उसके  टावर्स
के  ब्राण्ड नेम में भिन्नता से आवंटियों को भी सही स्थिति समझने में भ्रम होता है। प्रोमोटर द्वारा रेरा के
इन नवीन आदेशों का अनुपालन करने पर वर्तमान में आ रही समस्याओं का स्वतः समाधान हो
जाएगा।   
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उ.प्र. रेरा में प्रोमोटर के  लिए परियोजना की भूमि पर स्वत्व साबित करना अनिवार्य

         उ.प्र. रेरा द्वारा दिनांक 16 मार्च, 2024 को आदेश जारी करके  प्रोमोटर्स को निर्देश दिए हैं
कि वह सुनिश्चित करें कि जिस भूमि पर परियोजना का विकास प्रस्तावित करते हैं तथा रेरा में
पंजीकरण के  लिए आते हैं उस पर उनका विधिक स्वत्व होना आवश्यक है। यदि परियोजना की
भूमि पर किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों का स्वत्व है तो रेरा अधिनियम के  अनुसार यह अनिवार्य है
कि प्रोमोटर द्वारा परियोजना के  विकास के  लिए ऐसे भू-स्वामी की लिखित सहमति प्राप्त की गयी
हो और भू-स्वामी के  साथ रजिस्टर्ड ज्वाइंट डेवलपमेन्ट एग्रीमेन्ट (जे.डी.ए.) निष्पादित किया गया
हो। 

       उ.प्र. रेरा द्वारा प्रोमोटर्स को यह भी निर्देश दिए गए हैं कि उनके  द्वारा रेरा में यह शपथ-पत्र
दिया जाएगा कि परियोजना की भूमि भार मुक्त है और यदि उस पर कोई भार या देनदारी है तो
प्रोमोटर द्वारा शपथ-पत्र के  माध्यम से उसकी स्पष्ट घोषणा की जाएगी। उ.प्र. रेरा द्वारा परियोजना
की भूमि पर प्रोमोटर के  स्वत्व तथा भार के  सम्बन्ध में नियमानुसार समाधान करने के  पश्चात
परियोजना का पंजीकरण किया जाएगा।
 
        रेरा अधिनियम के  प्राविधान बहुत स्पष्ट हैं कि प्रोमोटर द्वारा परियोजना की सी.सी. या ओ.सी.
प्राप्त करने के  पश्चात आवंटी के  नाम पंजीकृ त बैनामा सम्पादित किया जाएगा और इकाई का
कब्जा हस्तगत किया जाएगा। उनके  द्वारा यह जानकारी भी दी गयी कि यह स्थापित कानून है कि
पंजीकृ त बैनामे के  माध्यम से वही व्यक्ति स्वत्व हस्तगत कर सकता है जिसके  पास उस भूमि या
सम्पत्ति का स्वत्व हो तथा भूमि भार मुक्त हो। अतः उ.प्र. रेरा द्वारा आवंटियों के  हितों की सुरक्षा
करने तथा उनको पंजीकृ त बैनामे के  साथ स्वत्व का हस्तानान्तरण सुनिश्चित करने के  लिए यह
आदेश जारी किए गए हैं।

       परियोजना की भूमि पर प्रोमोटर का स्वत्व न होने पर या भूमि-स्वामी की सहमति तथा संयुक्त
विकास अनुबन्ध न होने की स्थिति में परियोजनाओं के  पंजीकरण आवेदन के  निस्तारण में भी
समस्याएं आती हैं तथा आवेदन पत्रों पर निर्णय में अनावश्यक विलम्ब होता है। रेरा द्वारा यह बातें
प्रोमोटर्स को लगातार बतायी जाती रही हैं और अब उन्हें बहुत स्पष्ट रूप से यह जानकारी दे दी गयी
है और इस सम्बन्ध में समस्त भ्रांतियों का भी समाधान कर दिया गया है।
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उ.प्र. रेरा- आवंटियों द्वारा शिकायत में सह-आवंटी का नाम भी जोड़ा जाए

        उ.प्र. रेरा द्वारा यह देखा गया कि कु छ मामलों में आवंटियों द्वारा सह-आवंटी को बतौर सह-
शिकायतकर्ता नहीं सम्मिलित किया गया और रेरा की पीठों द्वारा सम्बन्धित पक्षों को सुनकर
शिकायत का निपटारा कर दिया गया, परन्तु बाद में सह-आवंटी द्वारा रेरा में आकर अपना पक्ष रखा
गया और यह कहा गया कि प्रथम आवंटी द्वारा सह-आवंटी को जान-बूझ कर शिकायत में बतौर
शिकायतकर्ता नहीं दर्ज किया गया और उन्हें पीठ में सुनवाई का अवसर नहीं प्राप्त हुआ। इस प्रकार
उन्हें अपने हितों के  समर्थन में अपनी बात रखने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ। अतः उ.प्र. रेरा द्वारा यह
निर्णय लिया गया है कि आवंटियों द्वारा फाइल की गयी शिकायतों में सह-आवंटी को बतौर सह-
शिकायतकर्ता दर्ज किया जाएगा।

         रेरा द्वारा यह भी देखा गया कि बहुत सी लम्बित शिकायतों में सह-आवंटी का नाम दर्ज नहीं
किया गया है और यह शिकायतें रेरा की पीठ में या एडज्यूडिके टिंग आफिसर के  न्यायालय में सुनवाई
में हैं। अतः रेरा द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि रेरा की पीठों के  समक्ष विचाराधीन शिकायतों,
एडज्यूडिके टिंग आफिसर के  समक्ष विचाराधीन शिकायतों, ऑर्डर एक्जीक्यूशन की कार्यवाही तथा
ऑर्डर रेक्टिफिके शन की कार्यवाही में भी एग्रीमेंट फॉर सेल या बीबीए तथा एलॉटमेंट लेटर में
उल्लेखित सभी सह-आवंटी के  नाम को जोड़ने की सुविधा प्रदान कर दी जाए।

       बहुत बड़ी संख्या में घर या दुकान के  आवंटन में संयुक्त आवंटी, जैसे कि पत्नी-पति, पिता-पुत्र,
भाई-बहन, भाई-भाई सह-आवंटी होते हैं। कु छ मामलों में रक्त-सम्बन्धी से भिन्न व्यक्ति भी सह-
आवंटी या साझेदार तथा 2 से अधिक सह-आवंटी भी होते हैं। कभी-कभी उनके  हित आपस में
टकरा भी सकते हैं और विवाद उत्पन्न हो सकता है। रेरा का उद्देश्य सभी आवंटियों के  हितों की सुरक्षा
सुनिश्चित करना है। रेरा में दर्ज शिकायत में सह-आवंटी का नाम न होना एक कमी हैं जिसके  कारण
शिकायतों का समाधान, आदेशों का अनुपालन तथा अग्रिम प्रक्रिया में जरूरत से ज्यादा समय लगता
है। 

       उ.प्र. रेरा द्वारा यह व्यवस्था दी गयी है कि शिकायतकर्ता द्वारा अपने डैशबोर्ड पर उपलब्ध
सुविधा का उपयोग करते हुए सह-आवंटी को शिकायत में बतौर शिकायतकर्ता सम्मिलित करने हेतु
ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत कर दिया जाए। शिकायतकर्ता द्वारा अपने आवेदन के  साथ बी.बी.ए. या
एलॉटमेन्ट लेटर की प्रति संलग्न की जाएगी जिसके  आधार पर सह-आवंटी को भी बतौर सह-
शिकायतकर्ता दर्ज करने की कार्यवाही की जा सके गी। यह पहल इकाई के  सभी आवंटियों के  हितों
की रक्षा करेगा। इस सम्बन्ध में दिनांक 05.03.2024 को आदेश जारी कर दिए गए हैं। यह आदेश
उ.प्र. रेरा के  पोर्टल पर उपलब्ध है।
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क्यू.आर. कोड युक्त परियोजना पंजीकरण प्रमाण-पत्र की प्रति आवंटियों 
को उपलब्ध करायें प्रोमोटर्स

        उ.प्र. रेरा द्वारा रियल इस्टेट परियोजना के  पंजीकरण प्रमाण-पत्र अब सचिव रेरा के  डिजिटल सिग्नेचर से
जारी हो रहे हैं और उनमें परियोजना का एक क्यू.आर. कोड भी डाला जा रहा है। इस प्रमाण-पत्र में
परियोजना से सम्बन्धित आवश्यक विवरण, जैसे कि परियोजना का नाम, प्रोमोटर का नाम, पंजीकरण का
महीना तथा साल, परियोजना के  प्रारम्भ तथा पूर्ण होने की तिथि सहित निर्माण अवधि तथा परियोजना तथा
प्रोमोटर के  अंकित पते प्राप्त किये जा सकते हैं। इसके  अलावा प्रमाण-पत्र में रजिस्ट्रेशन की मुख्य शर्तें जैसे
कि प्रोमोटर द्वारा आवंटियों से प्राप्त धनराशि का कम से कम 70 प्रतिशत और परियोजना के  विकास के  लिए
बैंक से लिए गए ऋण की सम्पूर्ण धनराशि परियोजना के  पृथक खाते में जमा की जाएगी तथा परियोजना के
निर्माण तथा भूमि की लागत पर ही खर्च की जा सके गी, अंकित किए गए हैं।
 

       प्रोमोटर्स को निर्देश दिए हैं कि क्यू.आर. कोड युक्त मॉडर्न पंजीकरण प्रमाण-पत्र को बड़े आकार में प्रिन्ट
करके  अपने कार्यालय तथा परियोजना स्थल पर मार्के टिंग कार्यालय में किसी प्रमुख स्थान पर प्रदर्शित करें
जिससे आवंटियों द्वारा दूर से ही देखा जा सके । आवंटियों द्वारा प्रमाण-पत्र के  क्यू.आर. कोड को अपने
मोबाइल फोन से स्कै न किया जा सकता है और उ.प्र. रेरा के  वेब पोर्टल पर परियोजना की भूमि, मानचित्र तथा
अन्य स्वीकृ तियों, त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट जैसे समस्त विवरण देखे जा सकते हैं। बताते चलें कि यह प्रमाण-पत्र
फॉर्म-सी में जारी किया जाता है। प्रोमोटर्स के  वेबसाइट तथा परियोजना के  विज्ञापनों में परियोजनाओं का
क्यू.आर. कोड होने से घर खरीदारों को रेरा पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी आसानी से प्राप्त हो सके गी।

      उत्तर प्रदेश के  रियल-एस्टेट सेक्टर के  नियमन तथा समग्र विकास में भू-संपदा अभिकर्ताओं (रियल एस्टेट
एजेंट्स) की भूमिका एवं योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। उनके  योगदान एवं भूमिका को ध्यान मे रखते हुए तथा
उनके  द्वारा संपादित किए जा रहे कार्यों में और अधिक कु शलता, विश्वानीयता एवं स्थिरता लाए जाने के  उद्देश्य
से उ.प्र. रेरा द्वारा एजेंट्स के  लिए प्रशिक्षण एवं प्रमाणन कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। इसका उद्देश्य रियल
एस्टेट एजेंट्स में रेरा अधिनियम के  प्राविधानों एवं उ.प्र. रेरा नियमावली के  प्रति जागरूकता लाना, प्राधिकरण
के  ढांचे तथा कार्यशैली से अवगत कराना है। अब उ.प्र. रेरा में नवीन एजेंट्स को पंजीकरण से पूर्व प्रशिक्षण
ग्रहण कर प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। यह उ.प्र. रेरा में पहले से पंजीकृ त एजेंट्स पर भी
लागू होगा और उन्हें अगले एक वर्ष की अवधि के  अंदर प्रशिक्षण ग्रहण कर प्रमाण-पत्र प्राप्त करना अनिवार्य
होगा अन्यथा पूर्व मे निर्गत किया गया पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा।

     रियल एस्टेट सेक्टर में एजेंट्स बिना किसी प्रशिक्षण और प्रमाणन के  क्रय-विक्रय का कार्य करते है
जिसका प्रतिकू ल प्रभाव पीठ की सुनवाई के  दौरान पाया गया है। इसका प्रभाव यह होगा कि प्राधिकरण द्वारा
समय-समय पर दिए जाने वाले दिशा-निर्देशों के  विषय में आवश्यक जागरूकता बढ़ेगी तथा जारी किए गये
दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके गा। इसके  अलावा एजेंट्स के  कार्यों में पारदर्शिता और
जवाबदेही लाई जा सके गी और रियल एस्टेट सेक्टर में उनकी विश्वसनीयता बढ़ेगी। 

उ.प्र. रेरा रियल एस्टेट अभिकर्ताओं को प्रशिक्षित और प्रमाणित करेगा
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उ.प्र. रेरा में सुनवाई के  48 घण्टे पहले तक अभिलेख अपलोड हो सकें गे। 
       उ.प्र. रेरा द्वारा अपने वेब पोर्टल पर पक्षकारों द्वारा अभिलेख अपलोड किए जाने की समय-सीमा में
परिवर्तन कर दिया गया है। अब कोई भी पक्षकार रेरा की पीठ में शिकायत की सुनवाई के  लिए नियत तिथि
के  48 घण्टे पूर्व तक ही अभिलेख अपलोड कर सकता है। रेरा की पीठ में शिकायत के  सुनवाई की तिथि से
48 घण्टा पूर्व उससे सम्बन्धित अभिलेख अपलोड करने की सुविधा बन्द कर दी जाएगी। इस सम्बन्ध में
उ.प्र. रेरा द्वारा दिनांक 20 फरवरी, 2024 को आदेश जारी कर दिए गए हैं।

       पक्षकार सुनवाई के  लिए नियत समय तक अभिलेख, आपत्तियां तथा प्रतिआपत्तियां अपलोड करते
रहते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि नियत तिथि से पहले दूसरे पक्ष को इन नये अभिलेखों को पढ़ने तथा
तैयारी करने का अवसर नहीं मिल पाता। रेरा की पीठों को भी इन अभिलेखों का अध्ययन करने का समय
नहीं मिल पाता है। इन परिस्थितियों में दूसरे पक्ष द्वारा अपना जवाब दाखिल करने के  लिए एक और अवसर
मांगा जाता है। कु ल मिलाकर शिकायत के  निस्तारण में विलम्ब होता है जबकि रेरा का उद्देश्य शिकायतों का
शीघ्र निस्तारण करके  पीड़ित व्यक्तियों को त्वरित न्याय उपलब्ध कराना है। 

      रेरा के  इस निर्णय से पक्षकारों को निर्धारित तिथि से पहले अपने के स को तैयार करने का समुचित
अवसर मिलेगा और शिकायतों का समयबद्ध निर्णय सुनिश्चित होगा। 

परियोजनाओं से संबंधित अभिलेख रेरा मुख्यालय में उपलब्ध कराना होगा। 

      उ.प्र. रेरा ने परियोजनाओं के  पंजीकरण, पंजीकरण विस्तार, एडिटिंग तथा एजेंट्स के  पंजीकरण सहित
अन्य प्रकार के  आवेदन के  सम्बन्ध में हितधारकों की सुविधा का ध्यान रखते हुए एक कार्यालय ज्ञाप जारी
किया है। इसके  अनुसार एनसीआर के  प्रोमोटर्स अपनी परियोजनाओं के  पंजीकरण, पंजीकरण विस्तार,
एडिटिंग तथा अन्य मामलों में व्यक्तिगत या डाक से प्रेषित किए जाने वाले डॉक्युमेंट्स उ.प्र. रेरा मुख्यालय,
लखनऊ में उपलब्ध कराने के  लिए निर्देशित किया गया है। इसी प्रकार रियल एस्टेट एजेंट के  पंजीकरण तथा
विस्तार हेतु आने वाले आवेदन भी व्यक्तिगत या डाक से सीधा उ.प्र. रेरा मुख्यालय, लखनऊ प्रेषित करने को
कहा गया है। इस प्रकार प्रोमोटर तथा एजेंट द्वारा व्यक्तिगत या डाक से प्रेषित किए वाले पत्र अब लखनऊ
मुख्यालय के  पते पर प्रेषित किए जाएंगे।

     हितधारकों को यह जानना आवश्यक है कि रियल एस्टेट परियोजनाओं के  पंजीकरण, पंजीकरण
विस्तार, एडिटिंग तथा एजेंट्स के  पंजीकरण एवं विस्तार से संबंधित अन्य प्रकार के  कार्यों का निष्पादन उ.प्र.
रेरा मुख्यालय से ही सम्पन्न होता है। यहाँ यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि आवंटियों से संबंधित शिकायतों
के  लिए पूर्व व्यवस्था के  अनुसार ही कार्य जारी रहेगा जिसमें एनसीआर स्थित परियोजनाओं के  आवंटियों
की शिकायतों से संबंधी डॉक्युमेंट्स क्षेत्रीय कार्यालय, ग्रेटर नोएडा में और शेष जनपदों में स्थित
परियोजनाओं के  आवंटियों की शिकायतों से संबंधित डॉक्युमेंट्स मुख्यालय, लखनऊ में प्रेषित किए जाएंगे। 
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         उ.प्र. रेरा में आवंटियों द्वारा दायर शिकायतों की सुनवाई या आदेश के  कार्यान्वयन की कार्यवाही के
दौरान पक्षकारों द्वारा आपसी समझौता दाखिल करके  समझौते के  आधार पर मामले के  निस्तारण का
अनुरोध किया जाता है। उ.प्र. रेरा द्वारा यह अनुभव किया गया कि बहुत से मामलों में समझौता स्थापित
प्रक्रिया के  अनुसार नहीं होता है और बाद में कु छ पक्षकारों द्वारा समझौते से इनकार भी कर दिया जाता है।
उ.प्र. रेरा द्वारा शिकायतों के  निस्तारण की प्रक्रिया को और अधिक प्रभावकारी बनाने के  उद्देश्य से पक्षकारों
के  मध्य समझौते का तरीका तय कर दिया गया है। इस सम्बन्ध में दिनांक 02 फरवरी, 2024 को आवश्यक
आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। 

        उ.प्र. रेरा द्वारा यह अनिवार्य कर दिया गया है कि यदि प्रोमोटर तथा आवंटी द्वारा आपसी समझौते के
माध्यम से विवाद के  समाधान का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है, तो इस प्रकार का समझौता 100 रूपये के
नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर लिखा जाएगा, समझौता नोटराइज्ड होगा, इस पर दोनों पक्षों के  हस्ताक्षर
होंगे, उनके  एक-एक गवाह के  हस्ताक्षर होंगे, प्रोमोटर की ओर से उनके  किसी डायरेक्टर या किसी अधिकृ त
वरिष्ठ अधिकारी जैसे कि एम.डी. या सी.ई.ओ. द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे। समझौता विधि सम्मत हो तथा
दोनों पक्षों की स्वतंत्र सहमति के  आधार पर हो। समझौते की शर्तें स्पष्ट रूप से लिखी गयी हों।

उ.प्र. रेरा में बिना नोटरी शपथ-पत्र के  समझौते अमान्य होंगे

उ.प्र. रेरा ने शिकायतों की सुनवाई से पूर्व स्क्रू टिनी की व्यवस्था लागू किया
    उ.प्र. रेरा द्वारा 02 दिसम्बर, 2023 को शिकायतों की फाइलिंग, स्क्रू टिनी, तिथियों के  निर्धारण तथा
कन्सिलिएशन के  सम्बन्ध में संशोधित एस.ओ.पी. जारी की गयी है। अब शिकायत फाइल होने पर रेरा द्वारा
पहले शिकायतों की स्क्रू टिनी की जायेगी और कमियों का निराकरण करवाया जायेगा। 

     उ.प्र. रेरा में कोई भी नयी शिकायत फाइल होने पर विधिक शाखा द्वारा शिकायत तथा उसके  साथ
संलग्न दस्तावेजों का परीक्षण किया जाएगा जिसमें परियोजना से सम्बन्धित प्रविष्टियां, बी.बी.ए. या आवंटन
पत्र, बुकिंग के  लिए आवेदन, आवंटन-पत्र, बी.बी.ए., प्रमोटर को किये गये भुगतान की पुष्टि में रसीदों, बैंक
स्टेटमेंट या प्रमोटर द्वारा जारी एकाउण्ट लेजर की स्वप्रमाणित प्रतियां तथा उपभोक्ता द्वारा बैंक ऋण के
स्वीकृ ति की स्वप्रमाणित प्रतिलिपि भी शामिल है। इन सभी दस्तावेजों का मिलान किया जाएगा। 

      रेरा कार्यालय द्वारा शिकायतों की स्क्रू टिनी करके  उनके  द्वारा उठायी गयी आपत्तियां शिकायतकर्ता को 7
दिन के  अन्दर भेज दी जायेंगी और शिकायतकर्ता को 15 दिन के  अन्दर आपत्तियां निस्तारित करनी होंगी।
शिकायतकर्ता द्वारा आपत्तियों का निराकरण कर देने पर रेरा की विधिक शाखा द्वारा ‘फिट फार हियरिंग’ की
रिपोर्ट लगाकर रेरा की पीठ के  समक्ष सुनवाई हेतु भेज दिया जाएगा। अगर शिकायतकर्ता द्वारा इस अवधि में
भी आपत्तियों का समाधान नहीं किया जाता है, तो कार्यालय द्वारा शिकायत में कमियों से सम्बन्धित रिपोर्ट
लगाकर सम्बन्धित पीठ को सुनवाई हेतु भेज दिया जायेगा।
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उ.प्र. रेरा में शिकायतों की फाइलिंग तथा सुनवाई की प्रक्रिया का सरलीकरण
      उ.प्र. रेरा में उपभोकताओं तथा प्रोमोटर्स द्वारा शिकायत दर्ज करने के  लिए ई-कोर्टस की व्यवस्था है।
उ.प्र. रेरा द्वारा 02 दिसम्बर, 2023 को शिकायतों की फाइलिंग, स्क्रू टिनी, तिथियों के  निर्धारण तथा
कन्सिलिएशन के  सम्बन्ध में संशोधित एस.ओ.पी. जारी की गयी है। उ.प्र. रेरा द्वारा इस एस.ओ.पी. के  माध्यम
से जहाँ एक ओर शिकायतों के  फाइलिंग का सरलीकरण किया गया है, वहीं इसको और परिपूर्ण भी बनाया
गया है जिससे उपभोकताओं तथा अन्य पीड़ित व्यक्तियों को अपनी शिकायत फाइल करने में सुविधा होगी।
शिकायत में कमियों को भी समयबद्ध तरीके  से ठीक कराकर आगे सुनवाई की व्यवस्था की गयी है। 

       नयी एस.ओ.पी. के  अनुसार किसी भी आवंटी द्वारा उ.प्र. रेरा के  वेब पोर्टल पर पर कम्पलेन्ट सेक्शन में
जा कर सबसे पहले अपनी प्रोफाइल बनायी जाएगी जिसमें समस्त विवरणों के  साथ-साथ ई-मेल आई.डी.
तथा मोबाइल नम्बर भी दिया जाएगा। इसी ई-मेल आई.डी. तथा मोबाइल नम्बर पर उ.प्र. रेरा द्वारा शिकायत
की पूरी लाइफ-साइकिल में सुनवाई की तिथियों सहित समस्त जानकारियां दी जाएंगी।

      हर शिकायतकर्ता का डैशबोर्ड बनाया गया है जिस पर उपलब्ध विकल्प का चयन करके  शिकायतकर्ता
रेरा या एडज्यूडिके टिंग आफिसर के  समक्ष या कन्सिलिएशन के  लिए शिकायत फाइल कर सकता है। चूंकि
उ.प्र. रेरा प्रोमोटर्स तथा आवंटियों के  मध्य विवादों का आपसी सुलह-समझौते से मैत्रीपूर्ण समाधान पर बल
देता है, अतः शिकायतकर्ता को सर्वप्रथम कन्सिलिएशन का विकल्प उपलब्ध होगा। अगर आवंटी द्वारा
कन्सिलिएशन का विकल्प नहीं चुना जाता है तो शिकायत की फाइलिंग की प्रक्रिया में सबसे पहले उनसे उ.प्र.
रेरा में उसी मामले में लम्बित या निर्णीत शिकायत, उसी मामले में उपभोकता फोरम में लम्बित या निर्णीत
शिकायत तथा प्रोमोटर के  सम्बन्ध में एन.सी.एल.टी. का कोई आदेश होने के  सम्बन्ध में जानकारी देनी होगी।

       शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत के  साथ समस्त सुसंगत अभिलेखों या साक्ष्यों, जैसे कि आवंटन-पत्र,
विक्रय अनुबन्ध   (बी.बी.ए.), भुगतान सम्बन्धी रसीदों इत्यादि की पठनीय प्रतियां पी.डी.एफ. में संलग्न करना
अनिवार्य है। ऐसा इसलिए आवश्यक है कि शिकायत शीघ्र सूचीबद्ध हो सके  और शीघ्र निस्तारण हो सके ।

     परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते समय यह पाया गया कि कई प्रोमोटर अपनी परियोजनाओं के
क्यूपीआर समय पर दाखिल नहीं कर रहे हैं और उनमें से कु छ ने लंबित क्यूपीआर दाखिल किए बिना बाद या
आगे के  क्यूपीआर पोर्टल पर अपलोड किए हैं। प्रोमोटर्स द्वारा ऐसा करना रेरा की आवश्यकताओं के  विपरीत
है और रेरा अधिनियम के  प्रासंगिक प्राविधानों तथा उ.प्र. रेरा के  निर्देशों का उल्लंघन है। 

    नियमित रूप से, पिछली तिमाही के  समापन के  बाद क्यूपीआर अगले 15 दिनों के  भीतर दाखिल करना
आवश्यक है। उ.प्र. रेरा के  इस निर्देश का उद्देश्य प्रोमोटर्स को दिए गए दायित्वों का अनुपालन सुनिश्चित करना
है और साथ ही रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता बढ़ाना हैं जो प्रोमोटर्स और घर खरीदारों के  बीच विश्वास को
बढ़ाने में भी सहायक होगा जिससे अंततः रियल एस्टेट का स्वस्थ विकास होगा।

त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट (QPR) का बैकलॉग भरें प्रोमोटर्स 
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प्रोमोटर द्वारा यूनिट मूल्य के  10 प्रतिशत से अधिक धनराशि की मांग से पहले 
ए.एफ.एस/बी.बी.ए. का निष्पादन अनिवार्य

      उ.प्र. रेरा ने परामर्शी जारी करके  प्रोमोटर द्वारा इकाई मूल्य के  10 प्रतिशत से अधिक की मांग करने या
आवंटी द्वारा 10 प्रतिशत से अधिक धनराशि का से पहले प्रोमोटर तथा आवंटियों के  मध्य एग्रीमेन्ट फॉर सेल/
बी.बी.ए. का निष्पादित करना अनिवार्य कर दिया है। इस परामर्श का उद्देश्य प्रोमोटर के  स्तर पर जिम्मेदारी
और प्रोमोटर्स तथा आवंटियों के  मध्य लेन-देन में पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। उनके  द्वारा यह भी कहा गया
कि यह एडवाईजरी रेरा अधिनियम की धारा-13 के  प्राविधानों को प्रभावी ढंग से लागू करने के  लिए जारी की
गयी है जिसके  महत्वपूर्ण प्राविधानों निम्नलिखित हैं:-

कोई भी प्रोमोटर आवंटी के  साथ 'विक्रय के  लिए अनुबन्ध' (बी.बी.ए.) निष्पादित किए बिना अपार्टमेन्ट,
प्लाट या भवन की लागत के  10 प्रतिशत से अधिक भुगतान नहीं ले सकता। 
ऐसा 'विक्रय के  लिए अनुबन्ध' (बी.बी.ए.) राज्य सरकार द्वारा 2018 के  नियमों में निर्धारित मॉडल
एग्रीमेन्ट पर होना अनिवार्य है।
प्रोमोटर द्वारा इस पंजीकृ त 'विक्रय अनुबन्ध' में परियेाजना के  विकास कार्यों, जिसमें भवन या अपार्टमेन्ट
की विशिष्टताओं सहित निर्माण तथा आंतरिक एवं वाहय विकास कार्यों का विवरण सम्मिलित हो, अंकित
करना अनिवार्य है।
'विक्रय के  लिए अनुबन्ध' (बी.बी.ए.) में इकाई के  मूल्य के  भुगतान की तिथियां एवं भुगतान का माध्यम
लिखना अनिवार्य है। 
'विक्रय के  लिए अनुबन्ध' (बी.बी.ए.) में कब्जा की तिथि, जिस दिन आवंटी को इकाई का कब्जा
हस्तांतरित होगा, अंकित करना अनिवार्य है।
'विक्रय के  लिए अनुबन्ध' (बी.बी.ए.) में प्रोमोटर एवं आवंटियों में से किसी की चूक की स्थिति में देय
ब्याज की दर भी अंकित होगी। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा SBI एमसीलआर+1 प्रतिशत की ब्याज
दर निर्धारित की गयी है।

प्रोमोटर्स के वल कार्पेट एरिया के  अनुरूप ही अपार्टमेंटस का विक्रय करें
      उ.प्र. रेरा ने प्रोमोटर्स को किसी फ्लैट/ अपार्टमेंट का विक्रय के वल कार्पेट एरिया के  आधार पर करने हेतु
निर्देशित किया है। रेरा अधिनियम के  प्राविधानों एवं अन्य विधिक अनुबन्धों में सुपर एरिया का कोई वर्णन या
परिभाषा नही दी गई है। इसलिए सुपर एरिया जैसे शब्द का कोई औचित्य नहीं है और इस आधार पर
अपार्टमेंट का विक्रय अवैधानिक माना जाएगा। रेरा अधिनियम के  प्रविधानों के  अनुसार कार्पेट एरिया के
आधार पर ही अपार्टमेंट क्रय-विक्रय विधि सम्मत है।  

     यह आवंटियों के  लिए अति आवश्यक है वे कार्पेट एरिया को ही फ्लैट या अपार्टमेंट का वास्तविक क्षेत्रफल
माने और धनराशि का भुगतान इसी क्षेत्रफल के  अनुरूप करें। प्रोमोटर्स तथा उपभोक्ताओं के  मध्य विक्रय
अनुबन्ध के  लिए उ.प्र. रेरा पोर्टल पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्वीकृ त मॉडल एग्रीमेन्ट फॉर सेल का प्रारूप
समस्त हितधारकों के  लिए उपलब्ध है। इस प्रारूप में भी के वल कार्पेट एरिया के  अनुसार ही विक्रय अनुबन्ध
करने का प्राविधान है।
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